वर्ष 2001 का नौवहन महानिदेशालय का आदेश संख्‍या: 6.
संख्‍या: सीआर 8(26)/2000-III                        दिनांक-  6 जुन;2001. 
           दिनांक  16/3/1993 जलभूतल परिवहन मंत्रालय अधिसूचना साकानी 270 (ई) के अनुसार वापिज्‍य पोत परिवहन (सतत् उन्‍मोचन प्रमाणपत्र ) नियम में संशोधन किया गया हैं जिसमें अन्‍य बातों के साथ साथ एक नया उपनियम 2 से 4(7) में निहित किन्‍ही बातों के रहते निश्चित शर्तो के आधिन अधिकतम 35 वर्ष तक की आयु तक अंडमान निकोबार और लक्षद्विप- द्विप समुहों के संघ राज्‍य क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के आवेदनो में छुट प्रदान की गई । 
2. अनुवर्ती रुप से वाणिज्‍य पोत परिवहन (सीडीसी) नियम 15 दिसंबर 1997 की अधिसूचना साकानी 421 को फिर से संशोधित किया गया जिसका अन्‍य बातों के साथ साथ उप नियम 4(9) ािक शामिल किया गया जिससे उन नाविको का सीडीसी जारी किये जान का प्रावधान हुआ जो निश्चित शर्तो पर खरे उतरते हो उन्‍ेि देशी व्‍यापार या यात्री पोतो के मामले में छै: मास और ओएसई पोतो पर सेवा के मामले में कम से कम 12 मास तक किसी भी क्षमता मे अपतटीय आपूर्ति जलयानों या देशी व्‍यापारी पोतो या यात्री पोतो तक जो नाविक समुद्री यात्राऐ कर रहे थे उन्‍हे सीडीसी दिये जाने का प्रावधान किया गया । यह संशोधन प्रवीणसिंह समिती की उन संस्‍तुतियों के पश्‍चात किया गया जिनमे ओएसवी या देशी व्‍यापार या यात्री पोतो पर पहले से बिना सीडीसी के समुद्री यात्राओ पर लगे यात्रीयों को सीडीसी जारी करके नाविकों को एकबार में नियमित करने की संस्‍तुति दी थी । 
 3.  वाणिज्‍य पोत परिवहन सीडीसी नियमों के अंतर्गत विहिज विध्‍दमान स्थितियों की छुट जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्‍यताऐं तथा प्रशिक्षण के मामलों मे सरकार का मंतव्‍य ऐसे नाविको को सीडीसी दिया जाना था तथा वास्‍तव मे ऐसे नाविक को सीडीसी जारी किये गये थ जो ओएसवी देशी व्‍यापार और यात्री पोतो पर समुद्री यात्रा कर रहे थे और जो उप नियम 4(2) से 4(5) से लेकर उपनियम 4(9) तक विहित शर्तो की छुट में नियम 4(9) की शर्तो को पूरा करते थे जिसमें ये शब्‍द नहीं थे “ (2) से (5) .............” मे निहित किसी भी बात के होते हुए जो कि दिनांक 16 मार्च 1995 की साकानि संख्‍या: 270 (ई) द्वारा अधिसूचित अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप संघ राज्‍य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजाति के सदस्‍यों के लिए उप नियम 4(8)
 के समरुपी खंड की तर्ज पर हैं ।

4. सच कहे तो उपर्युक्‍त खंड के बिना वाणिज्‍य पोत परिवहन (सीडीसी) नियम 1993 यथासंशोधित के मूल नियम 4 के अन्‍य उपनियमा सब नियम 4(9) के प्रचालन के लिए लागु होंगे आएसयु मे शैक्षणिक योग्‍यता तथ उप नियम (2),(3) तथा (5) मे यथाविहित रुप में, इसी तरह से होंगे जिससे कि 1997 मे यथासंशोधित वाणिज्‍य पोत परिवहन (सीडीसी) नियम के नियम 4 के उपनियम 9 का लाभ उठाया जा सके । फिर भी यह देखा गया हैं कि नियम 4 (9) को पूरी तरह से यु क्रियान्वित किया गया हैं मानो इसमे विहित खंड के नियम 8(4) के अनुसार हो जो कि 16 मार्च 1995 के साकानि संख्‍या: 270 (ई) के माध्‍यम से अनुसुचित किया गया था । नौवहन महानिदेशालय और नौवहन कार्यालयो का विचार था कि उप नियम 4(9) जो दिसंबर 1997 में प्रवीणसिंह स‍मिती की संस्‍तुतियां अनुक्रम में अधिसूचित किया गया था  जो इसलिये था कि देशी व्‍यापार ,यात्री और अपतटीय सहयोगी जलयानो मे कार्यरत विघ्‍दमान समुद्री कर्मियो को सीडीसी जारी किया जाये जिसका एकमेव आधार उनका अनभव हो इसमें आयु, शैक्षणिक योग्‍यताऐं तथा समुद्र पूर्व प्रशिक्षण लागु न हो जो कि नई भर्ती वालों के लिए अनिवार्य है और तदनुसार इस उप नियम के अंतर्गत विहित शर्तो पर खरे उतरने वाले सीडीसी को जारी किये गये 1 प्रवीण सिंह समिती के निहितार्थ के साथ वाणिज्‍य पोत परिवहन (सीडीसी नियमों के नियम 4 के उपनियम 9 की इस गलत व्‍याख्‍या की वजह से उक्‍त सीडीसी नियमों को संशोधित किया गया । 

5. पूर्ववर्ती परिस्थितियों के आलोक में देशी व्‍यापार, यात्रा तथा अपतटीय सहयोगी जलयानों मे विध्‍दमान समुद्र कर्मियों को सीडीसी जारी किये जाने के लिए प्रवीणसिंह समिती की रिपोर्ट को ध्‍यान पूर्वक दृष्टिगत रखते हुए नौवहन महानिदेशक इस बात से संतुष्‍ट हैं कि वाणिज्‍य पोत परिवहन (सीडीसी) नियम 1993 के नियम 4(9) की व्‍याख्‍या इस तरह से की जाए मानो इसमें किंतु हितखंड हो जो वाणिज्‍य पोत परिवहन (सीडीसी) नियमों के उपनियम 4(2) 2से 4(5) के अर्थ ये छुट प्रदान करता हो । इसलिए वाणिज्‍य पोत परिवहन 1958 की धारा 456 के खंड 1. के द्वारा केंद्रीय सरकार को प्रदत, 17 दिसंबर 1960 एसओ नं. 3144 के माध्‍यम से भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के साथ पठित, शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौवहन  महानिदेशक के प्रत्‍यायोजित उक्‍त शक्तियों का प्रयोग कर नौवहन महानिदेशक,निदेश देते हैं कि वाणिज्‍य पोतपरिवहन (सीडीसी) 1997 मे ऐसा संशोधित नियम के नियम 4(9) को 16 दिसंबर 1997 के अधिसूचना की तारीख से लागु किया जाये, जो सभी उन समुद्र कर्मियो के लिए हो जिनके पास संगत अनुभव हो जो उक्‍त उप नियम के 
अंतर्गत अंतर्गत विहित शर्तोपर खरे उतरते हो भले ही वाणिज्‍य पोत परिवहन (सीडीसी) नियम के नियम 4 के उप नियम 2- 3- और 5 मे निहित किसी भी बात के रहते हुए इस शर्त पर कि आवेदन किसी भी नाविक कार्यालय 4 जुन 2001 के नौवहन महानिदेशालय के आदेश संख्‍या 5 के अंतर्गत विहित कटऑफ तारीख को या उससे पहले किसी भी नाविक कार्यालय को आवेदन प्राप्‍त हो गया हो।  
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